भारत सरकार
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय
राज्‍य सभा
अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या  3503
जिसका उत्‍तर 26 मार्च, 2018 को दिया जाना है ।
.....
सिंचाई के कारण जल का दुरुपयोग
3503. डा. संजय सिंह: 
क्या जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री  यह बताने की कृपा करेंगे कि: 
(क) 
क्या सरकार ने सिंचाई के कारण होने वाले जल के दुरुपयोग को कम करने के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान पर्यावरण के अनुकूल किसी दीर्घकालिक तकनीक को अपनाए जाने के लिए कोई उपाय किया है; और 
(ख) 
यदि हां, तो तत्‍संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?
उत्‍तर
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण एवं संसदीय कार्य राज्‍य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल)
(क) और (ख) जी, हां। पीएमकेएसवाई की  व्यापक स्कीम के अंतर्गत तीन विभिन्न कार्यक्रमों के तहत सिंचाई उपयोग के कारण जल के दुरूपयोग को कम करने के लिए उपाय किए गए हैं। ये हैं “त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम” (एआईबीपी), कमान क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन कार्यक्रम (सीएडीडब्ल्यूएम) तथा प्रति बूंद अधिक फसल कार्यक्रम (पीडीएमसी)।
केन्द्र सरकार द्वारा देश में बृहत/मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को केन्द्रीय सहायता मुहैया कराने के लिए वर्ष 1996-97 में ऐसी परियोजनाओं के क्रियान्वयन को गति देने के उद्देश्य से जो पूरे होने के अंतिम चरण में है, के लिए त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) शुरू किया गया है। कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम को वर्ष 1974-75 में शुरू किया गया तथा वर्ष 2004 में भागीदारी सिंचाई प्रबंधन के माध्यम से स्थायी रूप से सृजित सिंचाई क्षमता के उपयोग को बढ़ाने तथा कृषि उत्पादन में सुधार को देखते हुए इसे कमान क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन (सीएडीडब्ल्यूएम) के नए नाम से शुरू किया गया। प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) को केन्द्र सरकार द्वारा 2015-16 में शुरू किया गया और जुलाई, 2016 के बाद 99 प्राथमिकी एआईबीपी परियोजनाओं को उनके कमान क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन (सीएडीडब्ल्यूएम) कार्यों के साथ मिशन मोड में पूरा करने का कार्य शुरू किया गया। नाबार्ड के माध्यम से “दीर्घावधि सिंचाई निधि” के अंतर्गत वित्त पोषण तंत्र की स्वीकृति सरकार द्वारा केन्द्र एवं राज्य हिस्सा के रूप में दी गई। विगत तीन वर्षों के दौरान एआईबीपी तथा सीएडी एवं डब्ल्यूएम कार्यक्रम के लिए राज्यवार केन्द्रीय सहायता अनुलग्नक-। में दी गई है।
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की सूक्ष्म सिंचाई स्कीम वर्ष 2005-06 में सूक्ष्म सिंचाई तकनीक जैसे ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली के प्रसार द्वारा कृषि क्षेत्र में जल उपयोग क्षमता को बढ़ाने के लिए शुरू की गई। वर्ष 2015-16 से इस स्कीम को पीएमकेएसवाई के प्रति बूंद अधिक फसल घटक में शामिल कर लिया गया है। विगत तीन वर्षों के दौरान सूक्ष्म सिंचाई के अंतर्गत शामिल राज्यवार केन्द्रीय सहायता अनुलग्नक-।। में दी गई है।
*****
 अनुलग्नक-I
“सिंचाई के कारण जल का दुरुपयोग” के विषय में राज्य सभा में दिनांक 26.03.2018 को उत्‍तर दिए जाने वाले अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 3503 के भाग (क) और (ख) के उत्‍तर में उल्लिखित अनुलग्‍नक
	पीएमकेएसवाई-एआईबीपी एवं सीएडीडब्ल्यूएम के अंतर्गत राज्यवार केन्द्रीय सहायता (रूपए करोड़ में)

	क्र.सं.
	राज्य
	2015-16
	2016-17
	2017-18 

	
	
	एआईबीपी
	सीएडीडब्ल्यूएम
	एआईबीपी
	सीएडीडब्ल्यूएम
	एआईबीपी
	सीएडीडब्ल्यूएम

	1
	अरुणाचल प्रदेश
	0.00
	8.31
	0.00
	0.00
	0.00
	0.000

	2
	आंध्र प्रदेश
	0.00
	0.00
	7.40
	0.00
	11.79
	3.645

	3
	असम
	107.92
	24.32
	0.00
	0.00
	0.00
	3.555

	4
	बिहार
	41.51
	7.75
	0.00
	12.64
	46.32
	8.765

	5
	छत्तीसगढ़
	0.00
	0.00
	13.29
	0.00
	0.00
	21.723

	6
	गुजरात
	128.00
	354.72
	961.88
	681.64
	555.88
	690.476

	7
	हरियाणा
	0.00
	77.39
	0.00
	0.00
	0.00
	0.000

	8
	हिमाचल प्रदेश
	0.00
	1.67
	0.00
	0.00
	0.00
	0.000

	9
	जम्मू और कश्मीर
	34.31
	27.67
	0.00
	0.00
	9.57
	0.000

	10
	झारखंड
	281.62
	0.00
	145.75
	0.00
	0.00
	0.000

	11
	कर्नाटक
	208.16
	61.10
	135.47
	31.43
	222.01
	15.252

	12
	केरल
	0.00
	1.93
	0.00
	0.00
	0.00
	0.000

	13
	मध्य प्रदेश
	188.21
	104.31
	300.15
	77.79
	99.13
	102.785

	14
	महाराष्ट्र
	307.81
	4.78
	379.88
	15.17
	133.67
	42.257

	15
	मणिपुर
	142.38
	27.92
	127.00
	0.00
	0.00
	0.000

	16
	ओडिशा
	173.80
	57.95
	457.66
	35.27
	238.06
	58.576

	17
	पंजाब
	1.05
	155.92
	52.42
	0.00
	0.00
	0.000

	18
	राजस्थान
	45.51
	113.22
	45.89
	0.00
	108.44
	2.479

	19
	तमिलनाडु
	0.00
	29.27
	0.00
	0.00
	0.00
	0.000

	20
	तेलंगाना
	112.50
	0.00
	545.45
	0.00
	13.24
	13.297

	21
	उत्तर प्रदेश
	555.04
	76.93
	135.63
	0.00
	0.00
	0.000

	22
	पश्चिम बंगाल
	0.00
	7.55
	0.00
	0.00
	0.00
	0.000

	कुल
	2327.82
	1142.71
	3307.86
	853.94
	1438.11
	962.810


अऩुलग्नक –II
“सिंचाई के कारण जल का दुरुपयोग” के विषय में राज्य सभा में दिनांक 26.03.2018 को उत्‍तर दिए जाने वाले अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 3503 के भाग (क) और (ख) के उत्‍तर में उल्लिखित अनुलग्‍नक
पीडीएमसी के अंतर्गत सूक्ष्म सिंचाई के लिए राज्यवार केन्द्रीय सहायता 

                                                                                                      रूपए करोड़ में
	क्र.सं.
	राज्य
	2015-16
	2016-17
	2017-18  

	1
	आंध्र प्रदेश
	177.68
	265.69
	425.00

	2
	बिहार
	10.00
	0.00
	0.00

	3
	छत्तीसगढ़
	7.50
	24.00
	12.50

	4
	गोवा
	0.00
	0.30
	0.00

	5
	गुजरात
	204.10
	250.00
	275.00

	6
	हरियाणा
	16.94
	24.00
	6.81

	7
	हिमाचल प्रदेश
	0.75
	0.50
	2.00

	8
	झारखंड
	0.00
	12.00
	15.00

	9
	जम्मू और कश्मीर
	0.00
	0.00
	0.00

	10
	कर्नाटक
	111.75
	169.00
	300.00

	11
	केरल
	0.86
	0.00
	0.00

	12
	मध्य प्रदेश
	134.33
	84.00
	150.00

	13
	महाराष्ट्र
	88.38
	247.50
	285.00

	14
	ओडिशा
	8.35
	10.80
	0.00

	15
	पंजाब
	0.00
	1.18
	0.00

	16
	राजस्थान
	52.37
	72.00
	10.00

	17
	तमिलनाडु
	72.75
	110.00
	171.00

	18
	तेलंगाना
	95.15
	165.00
	207.00

	19
	उत्तराखंड
	3.50
	10.00
	7.20

	20
	उत्तर प्रदेश
	7.50
	12.00
	30.00

	21
	पश्चिम बंगाल
	0.00
	3.90
	6.00

	22
	अरुणाचल प्रदेश
	0.00
	0.00
	0.00

	23
	असम
	0.50
	0.00
	3.00

	24
	मणिपुर
	1.36
	0.00
	3.00

	25
	मेघालय
	0.00
	0.00
	0.00

	26
	मिजोरम
	2.25
	3.90
	4.80

	27
	नागालैंड
	0.00
	0.00
	0.00

	28
	सिक्किम
	4.26
	3.90
	0.00

	29
	त्रिपुरा
	0.00
	0.00
	0.00

	30
	एनसीपीएएस/टीएसजी/एचक्यू
	0.85
	0.60
	1.00

	 
	कुल योग
	1001.13
	1470.27
	1914.31


